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ठेका श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा
1978. श्रीमती रेणुका चौधरी: 
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या ठेका श्रमिक व्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है;
(ख) क्या यह सच है कि कुछ औद्योगिक संगठनों में नियमित श्रमिकों की तुलना में बिना किसी सामाजिक सुरक्षा वाले ठेका श्रमिक अ‎धिक संख्या में कार्यरत हैं;
(ग) क्या सरकार ने नियमित श्रमिकों के साथ ही ठेका श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस संबंध में सरकार का रुख क्या है?
उत्तर 

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री म‎ल्लिकार्जुन खरगे)
(क):
ठेका श्रम रोजगार का बढ़ता हुआ रूप है तथा इससे कामगारों के ‎लिए रोजगार के और अ‎धिक अवसर खुले हैं। यह ‎नियोक्ताओं को पूर्णका‎लिक ‎निय‎मित कामगारों की आवश्यकता न होने वाले कार्य के ‎लिए कामगार ‎नियो‎जित करने का अवसर भी देता है। 
(ख) से (ङ):
केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले प्र‎तिष्ठानों के संबंध में केन्द्र सरकार समु‎चित सरकार है। गैर-सरकारी क्षेत्र में ‎निजी कंप‎नियां तथा असंग‎ठित क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में आते हैं। तथा‎पि, सामा‎जिक सुरक्षा नहीं प्राप्त करने वाले ठेका श्र‎मिकों की संख्या के बारे में कोई केन्द्रीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ठेका श्र‎मिकों के ‎हितों के संरक्षण के ‎लिए सरकार ने ठेका श्रम (‎विनियमन एवं उत्सादन) अ‎धिनियम, 1970 अ‎धिनिय‎मित ‎किया है। ठेका श्र‎मिकों के सामा‎जिक सुरक्षा पहलू कर्मचारी भ‎विष्य ‎निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अ‎धिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अ‎धिनियम, 1948 के अंतर्गत क्रमश: कर्मचारी भ‎विष्य ‎निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा ‎निगम द्वारा प्रव‎र्तित ‎किए जाते हैं बशर्ते ‎कि ‎जिन प्र‎तिष्ठानों में आउटसोर्स कामगार कार्यरत हैं, वे उक्त अ‎धिनियमों के अंतर्गत कवर हों।

केन्द्रीय क्षेत्र में ‎शिकायतें मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) संगठन, कर्मचारी भ‎विष्य ‎निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा ‎निगम के फील्ड कार्यालयों में प्राप्त की जाती हैं तथा कार्रवाई की जाती है। अ‎भियोजनों के अ‎तिरिक्त, केन्द्र सरकार ने समय-समय पर ठेका श्रम (‎विनियमन एवं उत्सादन) अ‎धिनियम, 1970 के अंतर्गत जारी 84 अ‎धिसूचनाओं के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र के ‎वि‎भिन्न प्र‎तिष्ठानों में ठेका श्र‎मिकों के ‎नियोजन को ‎‎निषिद्ध ‎किया है।
*******
